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जिसका उत्‍तर 17 दिसम्‍बर, 2018 को दिया जाना है ।
*****
राष्ट्रीय नदी गंगा (पुनरुज्जीवन, संरक्षण और प्रबंधन) विधेयक, 2018
780. 
श्री नरेश गुजराल: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
राष्ट्रीय नदी गंगा (पुनरुज्जीवन, संरक्षण और प्रबंधन) विधेयक, 2018 की स्थिति क्या है; और 
(ख) 
अलकनंदा, धौलीगंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर नदियों पर प्रस्तावित भूमिगत जलविद्युत परियोजनाओं की स्थिति क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं मानव संसाधन विकास राज्‍य मंत्री (डॉ. सत्य पाल सिंह)
(क) गंगा नदी के संबंध में एक मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए न्‍यायाधीश श्री गिरधर मालवीय (उच्‍च न्‍यायालय के सेवानिवृत्त न्‍यायाधीश) की अध्‍यक्षता में दिनांक 21.07.2016 को एक समिति का गठन किया गया था। तद्नुसार समिति द्वारा एक मसौदा विधेयक नामत: राष्‍ट्रीय गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) विधेयक, 2018 तैयार किया गया था और अप्रैल, 2017 में प्रस्‍तुत किया गया था।
राष्‍ट्रीय गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन) विधेयक, 2018 को अंतर-मंत्रालयी परामर्श हेतु परिचालित किया गया था और टिप्‍पणियों/विचारों की जांच की जा रही है। 
(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8 के अनुसार जल विद्युत उत्‍पादन करने की इच्‍छा जताने वाली विद्युत उत्‍पादक कम्‍पनी को कुछ पूंजीगत व्‍यय, जिसे केन्‍द्र सरकार द्वारा वर्तमान में 1000 करोड़ रूपए पर निर्धारित की गई है और जो कि सीईए के कार्य क्षेत्र के तहत आता है, से संबंधित स्‍कीमों के लिए केन्‍द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति लेनी अपेक्षित है। 
अलकनंदा, धौलीगंगा, मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडार नदियों पर 16 जल विद्युत परियोजनाएं तैयारी के चरण में अथवा निर्माणाधीन है। इनमें से-
· 4 जल विद्युत परियोजनाएं नामत: तपोवन विष्‍णुगाद, विष्‍णुगाद पिपलकोटी, सिंगोली भतवान तथा लता तपोवन के लिए सीईए द्वारा विस्‍तृत परियोजना रिपोर्टों पर सहमति दे दी गई थी और ये परियोजनाएं निर्माणाधीन है। इसके अतिरिक्‍त, राज्‍य सरकार द्वारा फाटाब युंग जल विद्युत परियोजना की डीपीआर पर सह‍मति दे दी गई थी और यह परियोजना भी निर्माणाधीन है। 
· सीईए द्वारा तीन जल विद्युत परियोजनाओं नामत: देवसरी, अलकनरिदा और कोटलीभेल- आईबी की डीपीआर पर सहमति दे दी गई थी और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय और/अथवा वन स्‍वीकृति प्राप्‍त नहीं होने के कारण इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। 
· सीईए द्वारा आवश्यक इनपुट को टाई करने के लिए नंद प्रयाग लगासु जल विद्युत परियोजना की डीपीआर की जांच की गई थी और वापस लौटा दी गई है। 
· 2 जल विद्युत परियोजनाओं नामत: बोवाला नंद प्रयाग और जेलम तमक की डीपीआर की सीईए में जांच की जा रही है। 
· पांच जल विद्युत परियोजनाओं नामत: चुंगर-चल, उर्थिंग सोबला, सेला उर्थिंग, मलेरी जेलम और तमाक-लता की डीपीआर सर्वेक्षण और जांच चरण में है। 
*****
